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ग्रामीण के्षत्ो ां में एफपीआई       

 

543. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:  

 क् या खाद्य प्रसांस् करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करें गे लक:  

(क) क् या सरकार दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सलहत देश के लवलभन् न ग्रामीण के्षत्रो ंमें रोजगार पैदा 

करने को प्राथलमकता दे रही है;  

(ख) यलद हां, तो देश के ग्रामीण के्षत्रो ंमें खाद्य प्रसंस् करण उद्योगो ं(एफपीआई) को बढावा देने के ललए सरकार द्वारा 

क् या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस् ताव है तालक देश की ग्रामीण आबादी को रोजगार लमल सके;  

(ग) इस संबंध में लनधााररत/खर्ा लकए जाने के ललए प्रस् तालवत धनरालश का ब् यौरा क् या है; और  

(घ) दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव सलहत देश के ग्रामीण के्षत्रो ंमें एफपीआई को बढावा देने से 

राज् य/संघ राज् यके्षत्र-वार लकतने ग्रामीण पररवारो ंको लाभ होने का अनुमान है?  

 

उत् तर  

 

खाद्य प्रसांस् करण उद्योग राज् य मांत्ी  

(श्री रवनीत कसांह) 

 

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ग्रामीण के्षत्रो ंके साथ-साथ दादरा एवं नगर हवेली और दमन 

एवं दीव सलहत पूरे देश में मूल्य शंृ्खला अवसंरर्ना के लवकास के माध्यम से रोजगार के अवसरो ंके सृजन का समथान 

कर रहा है । 

(ख) और (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस के्षत्र के लवकास के ललए तीन योजनाएं नामतः  प्रधानमंत्री लकसान 

संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना और खाद्य 

प्रसंस्करण उद्योग के ललए उत्पादन ललंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) कायाान्वित्त कर रहा है l ये 

योजनाएं लकसी के्षत्र या राज्य/संघ-राज्य के्षत्र लवशेष की नही ंहैं, बन्वि मांग आधाररत हैं और पूरे देश में कायाान्वित्त की 

जाती हैं। 

  पीएमकेएसवाई में 14वें एवं 15वें लवत्त आयोग र्क्र के ललए 11,520 करोड़ रुपये का आवंटन लकया गया है। 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमकेएसवाई की उप-योजनाओ ंके तहत, खाद्य प्रसंस्करण सुलवधाओ ंकी स्थापना 

के ललए उद्यलमयो ंको ज्यादातर ऋण से जुड़ी लवत्तीय सहायता (पंूजी सन्विडी) प्रदान करता है।  

पीएमएफएमई योजना 10,000 करोड़ रुपये के पररव्यय के साथ वषा 2020-21 से 2024-25 की अवलध के 

ललए प्रर्ालन में है। पीएमएफएमई योजना के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण 

उद्यमो ंकी स्थापना/उन्नयन के ललए लवत्तीय, तकनीकी और व्यावसालयक सहायता प्रदान करता है। 

पीएलआईएस-एफपीआई को वषा 2021-22 से 2026-27 तक छह वषा की अवलध में 10,900 करोड़ रुपये के 

पररव्यय के साथ कायाान्वित लकया जा रहा है और इसका उदे्दश्य वैलिक खाद्य लवलनमााण र्ैंलपयन सृजन और 

अंतरराष्‍ टर ीय बाजार में खाद्य उत्पादो ंके भारतीय ब्ांडो ंका समथान करना है। 

(घ):  दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव सलहत उक्त तीन योजनाओ ंके अंतगात अपेलक्षत रोजगार अवसर 

सृजन का राज्य/संघ राज्य के्षत्र-वार ब्यौरा अनुबांध में लदया गया है । 

 *****  

 



अनुबांध 

 

कदनाांक 25 जुलाई 2024 को  लोक सभा में उत्तर कदए जाने वाले“ ग्रामीण के्षत्ो ां में एफपीआई” से सांबांकधत 

अताराांककत प्रश्न 543 के भाग (घ) में उल्लिल्लखत अनुबांध  

 

क्र.स. राज्य/सांघ राज्य के्षत् अपेकक्षत रोजगार अवसर सृजन (सांख्या में) 

    पीएमकेएसवाई के 

तहत 

पीएमएफएमई के 

अांतगगत 

पीएलआईएस-

एफपीआई के 

अांतगगत 

1 अंडमान और लनकोबार 600 54 0 

2 आंध्र प्रदेश 86005 16320 48758 

3 अरुणार्ल प्रदेश 3313 165 0 

4 असम 29274 4476 874 

5 लबहार 11125 43353 8712 

6 रं्डीगढ 0 15 0 

7 छत्तीसगढ 6126 1869 100 

8 दादर एवां नगर हवेली और 

दमन एवां दीव 

700 21 0 

9 लदल्ली 333 684 0 

10 गोवा 458 213 2700 

11 गुजरात 89132 1317 19552 

12 हररयाणा 30644 3285 4416 

१३ लहमार्ल प्रदेश 22196 4005 2600 

14 जमू्म और कश्मीर 8878 2481 144 

15 झारखंड 37 5469 232 

16 कनााटक 32989 13362 13008 

17 केरल 17748 11376 2972 

18 लद्दाख 0 198 0 

19 लक्षद्वीप 0 0 0 

20 मध्य प्रदेश 24542 13893 13554 

21 महाराष्ट्र  125410 51645 37686 

22 मलणपुर 1106 795 0 

23 मेघालय 924 297 0 

24 लमजोरम 1955 81 0 

25 नागालैंड 8911 657 0 

26 ओलडशा 19492 4464 4466 

27 पांलडरे्री 600 360 0 

28 पंजाब 35837 6759 2446 

29 राजस्थान  18767 1887 8114 

30 लसन्विम 37 159 0 

३१ तलमलनाडु 45869 36660 15560 

32 तेलंगाना 26695 17613 3504 

33 लत्रपुरा 1245 366 0 

34 उत्तर प्रदेश 49067 31146 24234 

35 उत्तराखंड 656122 2091 500 

36 पलिम बंगाल 14092 111 4468 

 कुल 1370229 277647 218600 

 


